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जिसका उत्‍तर 01 जनवरी, 2018 को दिया जाना है ।
.....
प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुद्दे
1591. डा. प्रदीप कुमार बालमुचू: 
श्री टी.जी. वेंकटेश:
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) राष्ट्रीय जल नीति 2012 की परस्पर विरोधी है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ख) 
क्या यह भी सच है कि लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होने के कारण यह योजना जवाबदेही खो रही है, यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
सरकार द्वारा इस योजना को और गुणात्मक बनाने तथा कमियों को दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 में शुरू की गई है जिसका उद्देश्य व्यापक जिला तथा राज्य सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचाई में निवेश को समेकित करने के लिए एक मंच की भूमिका निभाना है। इसमें सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला अर्थात जल संसाधन, वितरण, कुशल अनुप्रयोग और सेवाओं के विस्तार के संबंध में सम्पूर्ण समाधान करने की परिकल्पना है। इसमें खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में सुधार और सृजित सिंचाई क्षमता तथा उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को समाप्त करने पर जोर है। पीएमकेएसवाई के उद्देश्य, राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुरूप हैं। 
इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 में पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 76.03 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाली चल रही 99 बृहत/मध्यम परियोजनाओं की, राज्यों के साथ परामर्श करने, पहचान की गई है जिन्हें चरणवार ढंग से दिसंबर, 2019 तक पूरा किया जाना है। इन परियोजनाओं को मिशन मोड में पूरा करने के लिए, सरकार ने केन्द्र और राज्य दोनों के हिस्से की राशि के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की व्यवस्था अनुमोदित की है। केन्द्रीय जल आयोग इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। सभी स्तरों पर इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा भी की जाती है।
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